विकास व्यवस्था के शिकार आदिवासी: संरक्षात्मक भेदभाव का मसला 
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डॉ. प्रकाशचद्ध जैन 


भारतीय संविधान ने देश के कमजेर दरों के विकास के लिए 
एक परतिमान न्थिरित किया है। इस कमज़ोर सर्णों में अलुसूघित 
जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग आते है। 
सैकड़ों वर्षों तक ये कमजोर वर्ग तवाकथित उच्च हिंदू जातियों के 
शोषण और दमन को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। संविधर निर्माताओं 
ते यह प्रावधान रखा है कि अब इर तो के साथ में संस्क्षात्यक 
भेदभाद को नरति को अपनावा बाये। इसका सतलद है दूछरे वर्ग 
व तुलना गें इन व्गों को विकार के अतिरिक्त अदग़र टिये जायें। 
इस्र दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों और जातियों के कल्गाण और 
विकाण के समान अवसर राज्य ते हिये है। संदिघान के अनुच्छेद 
45 (4), 6 (4), 9 (5), 23, 46, 330, 352, ३३६, 35 

और 538 इन दोनों दरों के लिए समान रूप से लागू होते है। 
आदिवासियों के लिये जो विशेष अंनुच्छेट लागू होते है वे है 29, 
464, 244, 244 (3), 275 (॥), 339 (॥), 339 (2) इर 
कमजोर वर्गों के लिए जो सरक्षणत्मक प्रावधान दिये गये है उसे 
'फर देश गें यग्वर बहस होतो रहीं हैं। यह कहा जाता रहा है कि 
दे प्रावभात आगे दलकर जातियों के बीद को खाई और गहरा कर 
देंगे। इस तरह का विवाद आज भी चलता है, फिर भी अब लगप्रग 
बने स्वीकार कर लिया है कि पिछड़े हुए वर्गों को विकास के थे 
अवसर देना देश के एकीकरण के लिए आवश्यक है। 

जो संश्षणात्मक भेदभाव है उस्में पहलो सुविधा यह है कि 


इन वर्ण को गंसद तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया जये। 
दूसरे, संरक्षपात्मक थावधारों के अनुसार सरकार तथा अर्द सरकारी 
नौकरियों में आरक्षण का ग्रावधार किया जागे, और तौसरा, इन 
वर्गों के लिए शिक्षण सस्थाओं और विशेष ऊरके उच्च शिक्षा में 
वरेयहा पर आख्क्षण दिया उाये। नियमानुसार सरकार ने विधिल 
स्तरों पर अनुदुनित जातियों और जनजातियों के लिये स्थाग का 
आद्क्षण किया है। 99! को जनगणना के अनुसार देश की कुल 
जमसंख्या में 6.5 गतिशत अनुसूचित जातियां हैं और 8॥) प्रतिशत 
अनुसूचित जनयाहियां हैं। 

आरक्षण की यह नीति लगभग पिछले पचास वर्ण से अमल 
में लो जाने लॉग है। इस अवधि में इन कमजोर चर्गों की उनसंख्या 
में ग्रोवर वृद्धि हुई है। लेकिन इस वृद्धि के अनुषात में आरक्षण 
के कोटे में कोई फेर-्ददल नहीं हुआ है। इधर रुचिकर बात यह है 
कि आरूण के होते हुए भी सरकारी उच्च सैकरियों में अब भी 
कोटे के अनुसार कमजोर वर्गों की नियुक्त नहीं हुई है। इस विषय 
पर हा यहां कोई चर्चा नहों करना चाहो। हमार उद्देश्य यहां यह 
बताना है कि सरकार ने विकास की जिस व्लवस्वा के अपनाया है 
उ्में कुछ इस तरह का खोट है या संस्वनात्मक फमी है जिसके 
कारण अनुगूदित़ जातियों की ठुलना में आदियासिफों को दहुत 
बड़ा लाभ पिला है। हम अपने प्रवंत्र को प्रस्तुत करें इससे पहले 
यह कहता च़ेंगे कि आरक्षण को नीति दो स्तर पर निर्धारित छोतों 
है। एक स्तर ते केंद्र का है। और केंद्र में अनुसूचित जातियों के 
लिए ।5 प्रतिशत स्थान और आदिवासियों के लिए 75 प्रतिशत 
स्थान आरक्षित है। लेकिग संविधार ने राज्यों को अपनी स्थिति के 
अनुसार आख्ण के को छूट दो है। इसका मतलब यह हुआ 
डि प्रत्येक राज्य ने इन काजोर वां को जससंख्य के आधार पर 
विधनस्भा, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण 
निश्चित किया है। ऐसी स्थिति में राज्यों में आरक्षण समार नहीं है। 

अब प्रश्त उठता है कि आदिवासियों के लिए आरक्षण के 
स्थान शोड़े ठखें हैं? और दूसरे ओर अनुसूचित जातियों जो आरक्षण 
के अविक स्थान क्यों दिये गये हैं? इन दोनो प्रश्नों के उतर कठिय 
नहीं है। अदृगूदित जातियों की जनसंख्या अधिक है और इसलिए 
उन्हें अरक्षण के स्थान अधिक हैं; आदिवासों जनसंख्या में बोड़े है 


और इसलिए उनके लिए स्थान भो थोड़े है। व्यवस्था यही पर 
आकर आदिवासियों के साथ न्याय नहीं करतो। हमारा बूरियादों 
तर्क यह है कि आदिवासी समाज अनुसूचित जातियों के समा से 
पिन है। प्राचीन काल से या कहिये, जब रो वर्ण जतस्था बनी है, 
अनुसूचित जातियां हिंदू जाति व्यवरधा की अंग रही हैं। ये जातियां 
उच्च जातियों के साधन एक ही गांव या करे में रही हैं। इन अनुसूचित 
जातियों ने उच्च जातियों के संपर्क में रहकर बहुत कुछ शाखा है। 
उमके गैति-सिवाज भी उच्च जातियों के ग़गान रहे हैं। जो कुछ 
थोड़ी बहुत करों श्रों वह सेस्कृतिकरण की प्रकिया ने पूरी कर दी। 
अब कग से कम शहों में ले अस्यृश्वता कम हो गई है। पिछड़ी 
जातियों की जाति मुख्यधाण में बेहतर रिति होने के कारण उन्हेंने 
विकास के लाभ वे आदिग जत्तियों को तुलगा में अधिक भुगाया 
है| 

आदिवाजें एक एक समाज को बनाते है। हाल में भारतीय 
मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने के.एस. सिंह के नेतृत्व में एक बहुत 
बड़ा प्रोजेक्ट पोपल ऑफ इंडिया (कह जिल्‍्दो में| प्रकशित किया 
है। इसमें के,एस. सिंह बढ़ाते हैं कि आदिवास आज भी जातीय 
साम्राजिक व्यवस्था से बाहर है। उनमें कोई दर्ण व्यतस्था नहीं है। 
चद्चपि इन उनजातियों रे इसाई और हिंदू धर्म को अपनावा है छिए 
भी अपने मूल में वे अद भो आदिवासी धर्म के अनुवायी है। उनके 
रस्म रिबाजं में हिंदू श्ियों के पुरोहित रहों आतें। आदिवासी 
चहे राम और कृष्ण की पूजा कर ले पर उनको दैनिक अनश्यक्षताओं 
की पूर्ति तो उनके अपने स्थानीय देवी-देवताओं के माध्यम से हो 
होती है। आदिवासियों के एक भाग ने आवुत्किता को अपना लिया 
है। फ़िर भी आम आदिवागी हिंदू जातियों की मुख्यमार से प्थक 
है| 

डहुत थोड़े शब्दों में कह्न जाये गो कहेंगे कि पिछड़े वर्गों गें 
अनुर्मृचित जातियों वो समस्या उनकी सासाजिक-सांस्कृतिक तिर्योग्यता 
गें निहित है उबकि आदिवासों स्रामाजिक और सांस्कृतिक थेत मे 
जो पिछड़े हैं छो. उनों पर्चा को पृथकतता बहुत बड़ों रुकावड 
है। अतः हमारी संविधानात्मक व्यवस्या मे अनुसुचित जातियों और 
जनजातियों को समान स्तर पर रुख है यह गौलिक कर्मी हैं। हर 
स्थिति में अनुसूचित जनजातियां पिछड़ी जातियों की तुलग में ऐोछ़े 
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है। बह बहुत रविकर बात है कि आदिवासियों ने ऊभी भी इस 
उर्द के व्ववहर के लिए अपनी आवाज उह ठठाई है। संविधान 
निमांताओं में अपेडकर पिछड़े वगों के नेता थें। उन्होंने इन जतियोँ 
के आख्क्षण के लिए तो पर्गाप्त सुविधा कर दी लेकित उनजातिवो 
के सामरे ऐसा कोई नेहूल्व नहीं था और विकास के इस बंटवारे में 
दे हमेशा के लिए पिछड़ गये। 

हमारा भीसिस वह है कि संसक्षणासक भेदभाव में विकार के 
व्यवंक्रों हां जो लाभ पिछड़े वर्गों को मिल है उतमें आदिवासों 
पिछड़ गये हैं और अन्यूचित जातियों ने अभिक लाभ उठाय है। 
लाभ के गुख्यहया तन क्र हैः (3) गंसद और विधानसभा में 
आश्क्षण, (2) नौकरियों में आरक्षण, और (3) शिक्षा में आरक्षण 

अब हम सिलसिले से आरक्षण से आप्त होने वाले लाप का 
उल्लेख फरेंगे : 
संसद और विधानसभा 

हम॑ राषनोति के देर में सबसे पहले देखें। संसद और विधघानरणा 
हे इन वर्गों के लिए जैसा कि हमने पहले कुछ है ।5 प्रतिशत 
और 75 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति और यतरजाति के लिए 
आएदबित हैः राज्यों वी विधार सभा में वे झार इन वर्गों झी कससंज्या 
के आधार एर आरक्षित किये गए। उदाहरण के लिए 999 में 
संमरद में अनुर्साचित जातियों के 79 (4 5 अतिशत] और अनुसूचित, 


आदितायों है लेकिर उनके देव में भी ठनके अनुवायी बहुत शोड़े 
जोण कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित 
अनुसूचित जातियों की तलना में बहुत 
फैछे $ै। यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय स्तर पर कुछ ऐसे 
अदिवासों सदस्य हैं जो अन्‌सृपित जातियों के साथ सत्ता में भागीदारे 
करे हैं| 
सरकारी सेवाएं, 

मरकारे सेवाओं के कई स्तर हैं। गामान्यतया इसे यार स्तरों 
में बांट्ते है: अ. व, स और ट। इस रोवाओं को हम अनुसूचित 
आंतियें और जनजातियों की प्रतिशत भागोदारें के अनुसार विस 
विज में रखते हैं: 


तालिका । 
अद्रयूधित जातिएों और जनजातियों की सरकारों गौर्लरिगों के 
विपिन स्टरों में भागदारी 
उतर आल हमारी 


जनजातियों के 4 (7.5 प्रटिशः) गांसद थे। इन सांसदों ने संसद न हब: केश अरे करे शिद्फत्ड मत देह ररणतुसद दाह 


मे आन भूमिका का निर्वाद्न किरा भांति किया इसका प्रमाण जुबलसा 
बहुत काठिर है। ये संसद कमजोर वर्गों के होकर भी आपस में 
बेर और भाणा तशा संस्कृति के आधार पर बढ़े हुए है। इतना होते 
पर भी अलुयुचित जातियों के छुछ सांग्रद ऐसे है जिनका त्यान 
ऊदा उठ जाता हैं। इनमे बाय साहव अंबेडकर और जगबीगन 
राम दिगत के सांसद हैं। आर.के. नारायण, बूटा छिंह, रागचिलाय 
प्राम्नवार, कशीएग और मायावती या तो सांसद है या विधान सभा 
के ग्रदरद है। थे सदस्य अनुसूचित जाियों के ऐेकर भी यजाताविक 
व्यवस्था में महत्वपूर्ण समझें जागें है। उधर दूसरी ओर इस तरह के 
केई महत्वपूर्ण सांसद या विधानसभा के सतस्व नी हैं जो अनुसुनित 
ज्मगातियों के जो और जिनका संसद गा विधानसभा गें अग्रणी 
जान छोे। अपवाद रूप से संगगा का नाम लिया जा सकता हैं जो 
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जनजातियों को अनुसूचित जातियों कली गृलना रे यहुत ऊम स्थान 
'पिल्ले हैं। जह्॑ !7 43 प्रतिशत आउृसुदित जातियां सरकारी नीररियों 
में हैं बल्ले अमृसूनित जातियों का ग्रतिशत 5.78 है। सरकारी तौकरियों 
के इस स्तर को वदि हम विशेषता के आधार एः देखे लो बड़े 
चौठारे वाले वध्य मिलते है। उदाहरण के लिये दिल्‍्लों विश्वविद्यालय 
में 905 में 700 अच्यापत्ों में केदल 7 अध्याएक कमजोर वर्गों 
के थें। यंदि हम डार्वजनिक केक में देखें तो और अधिक विगशा 
प्िलतों है। आफड़ों के याल वो किसी मेँ ड्रप्टिकोए से देखें बहुत 
स्पष्ट है कि विकास के लाभ का बहत थोड़ा हिस्सा कमजोर वर्गों 
को मिला है. और कमजोर वर्गों में शी सबसे गौये अनुसूचित 


जनजातियों के लोग हैं। 
शिक्षा 

आखक्षण के किसी भी लाभ को लें इसकी बहुत बड़ी पूर्व 
आवश्यकता शिक्षा है। सरकारी कार्यालयों में, चिकित्सा में और 
शिक्षा में काम करने के लिए उच्च शिक्षा का होना आवश्यक है। 
इस हिंसाब से हम जब आंकड़ों को देखते हैं तो निशा ही हाथ 
लगती है। उदाहरण के लिए देश के विभिन विश्वविद्यालयों और 
कालेजों में प्रोफेसर के स्थान पर काम करने वाले अनुसूचित जातियों 
का प्रतिशत 0.96 है और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 
0-33 है। रीडर के स्थान पर काम करे वाले अनुसूचित जाति के 
सदस्यों का प्रतिशत .78 है और आदिवासियों का 0.53 है। 
व्याख्याता के स्तर पर यह संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। अनुसूचित 
जातियों के सदस्य व्याख्याता के पद पर 3.22 प्रतिशत है और 
आदिवासी 0.79 है। ये सब आंकड़े बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं 
कि सेवा के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियां बराबर अनुसूचित जातियों 
के पीछे रही है। 


इस लेख में हमने इस तथ्य को रखा है कि संविधान लागू 
कले के बाद संरक्षणात्मक भेदभाव की जिस नीति और कार्यक्रम 
को हमने लागू किया है इसमें कमजोर वर्गों में अधिक लाभ अबुसूचित 
जातियों को मिला है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पिछड़े वर्गों 
में जहां विजातीयता बहुत धोड़ी थी, विकास के परिणामस्वरूप बढ़ 
गई है। इसने हमारे एकीकरण के प्रयास को भी हानि पहुंचाई है। 
अब विकास ने जनजातियों को अनुसूचित जातियों से अलग-थलग 
कर दिया है। विकास की जिस नीति को इस देश ने अपनाया है 
वह व्यवस्था का दोष मात्र है। पहला दोष तो यह है कि हमने 
बुनियादी रूप से असमान समूहों को एक समूह यानो पिछड़े वर्गों 
में डाल दिया है। अनुसूचित जनजातियों की समस्या पृथलकरण 
की है और अनुसूचित जातियों की समस्या अस्पृश्यता की है और 
मजेदार बात यह है कि दोनों को एक साथ एक ही श्रेणो में डाल 
दिया है। विकास की दौड़ में आदिवासी पिछड़ गये हैं इसका कारण 
हमारी विकास व्यवस्था है। इसमें सुधार संविधान संशोधन द्वारा ही 
किया जा सकता है। 
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